मशणदूरों का अपना कोई देश नहों होता । 


फरीदाबाद मजदूर समाचार 


मजदूरों की मुक्ति छुद मजदूरों का काम है । 
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नई राह 


लाख डेढ़ लाख होते हुये भी 


फरीदाबाद की फक्ट्रियों में ठकेदारों . 


के मजदूर और केजुअल वरकर 
हताश-निराश रहे हैं। मंनेजमेंटों 
के हमलों में हाल में आई तेजी ने 
परमानेन्ट मजदूरों ' को भी हताश- 
तिराश कर दिया हैं। इस स्थिति 
से उबरने के लिये मजदूरों द्वारा 
अपने-अपने अनुभवों के लेखे-जोखे 
लेना और एक-दूसरे को उनसे 
परिचित कराना जरूरी है। साथ 
ही, प्रत्यक्ष अनुभवों के ढेर में मटक 
जाने-खो जाने ड्ूबजाने से बचने के 
लिये समाज और उसके प्रोसेस को 
समभने के प्रयास करते भी जरूरी 
हैं। दलदल से निकलने के लिये 
जरूरी नई राह के निर्माण की यह 
एक प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में 
लेख आमन्त्रित हैं । 


जटिल तो है ही, विषय बहुत 
विस्तृत. भी है। यहां हम 
फरीदाबाद के फंक्ट्री मजदूरों में 
तकिया कलाम-से बने नुकतों पर 
प्रारम्भिक चर्चा से विपय को 
* ओपन करेंगे । 


“मजदूर के पास है हीं क्‍या ? 
पसे नहीं, लाठी-गोली नहीं, बुद्धि 
नहीं । मजदूर कुछ नहीं कर 
सकते ।” एक साँस में यह और 
दूसरी ही साँस में, “मजदूर एक 
हो जायें तो कुछ भी कर सकते हैं । 
मंतेजमेंट-पुलिस- प्रशासन-दल्लों की 
प्रज्जियाँ उड़ा सकते हैं। पर 
मजदूर एक हो ही नहीं सकते। 
यह ऐसी बातें हैं जो कि फरीदाबाद 
के फक्‍ट्री मजदूरों में आम हैं । 


।2॥ 


“मजदूर कुछ नहीं कर सकते 
के दवदबे ने झूठी आशाओं और 
खतरनाक निराशाओं के जॉजाल में 
यहां मजदूरों को काफो समय से 
जकड़ रखा है । 


से किसी को नेता 
बना कर उसकी ताकत के 
काल्पनिक किले बनाना अथवा 
क्रिसी बाहरी नेता-भन्‍डे के सवे- 
: शक्तिशाली होने के सपने बुनना 
मजदूरों द्वारा खुदु को कमजोर 
मानने की अभिव्यक्ति मात्र है । 


अपने में 


इस सिलसिले में लगी हजारों 
हजार ठोकरों के कड़ये अनुभवों से 


यहाँ मजदूरों की यह आम समझ 
बनी हैं: “फरीदाबाद में सव नेता 
चोर हैं । यहाँ. सब॒ यूनियनें 
दुकान हैं 

कोई और राह नजर नहीं आते 
पर परेशान मजदूर अब मी आधे- 
मन से बिचौलियों के पास जाते हैं 
पर नेताओं-भन्‍्डों पर झूठी भाशायें 
अब फरीदाबाद के मजदूरों पर 
कोई खास बोझ नहीं रह गई हैं.। 


लेकिन “मजदूर कुछ नहीं कर 
सकते” वाली सोच का यहाँ मजदूरों 
के बीच दबदबा बना हुआ है| 


इससे  पनपती खतरनाक निराशा 
अब यहाँ छंटनी और तनखा काट 
लेने तक पर मजदूरों की चुप्पी में 
अभिव्यक्त हो रही है। 


जब-तब बनी अम्धी एकता में 
प्रदशित हुआ बल भाज भी मजदूरों 
में कुछ उत्साह जगाता है। लेकिन 
भीड़ को अलौकिक शक्ति प्रदान 
करके उठे कदमों के दौरान लगी 
चोटों ने बिचौलियों के पुन: भआागमन/ 
पुन: उमार को तो जमीन प्रदान की 
ही, चोटों ने अपनी शक्ति में मजदूरों 
का जो थोड़ा-बहुत .वश्वास है उसे 
डगमगाया भीं है। 

ठेकेदारों के मजदूरों और 
कजुअल वरकरों को ठो नई राह 
का जरूरत थी ही, परमनेन्ट 
मजदूरों के लिये भी नई राह एक 
अरजेन्ट आवश्यकता बन गई है। 
लेकिन जब तक मजदूरों के बीच 
इस सोच का दबदबा कायम है कि 
“मजदूर कुछ नहीं कर सकते”, तब 
तक इस दिल्ा में सचेत कदम बहुत 


दूर तक नहीं जा सकते, शक्तिशाली 
नहीं बन सकते । 


“प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या” सोच 
कर हजारों वर्ष तक पृथ्वी को चपटी 


और स्थिर समभने वाली बात कहीं 


“मजदूर कुछ नहीं कर सकते” पर 
भी लाग्रु तो नहीं होती ? सोचिये । 
और हाँ, यह बात भी ध्यान में 
रखिये कि नक्षत्रों के अध्ययन ने 
पृथ्वी सम्बन्धी उन गलतफहमियों 
को दूर करने में महत्वपूर्ण मूमिका 
निभाई थी | अपने बारे में अपनी 
शका, भ्रम, गलतफहमी दूर करने 
के लिये मजदूरों द्वारा समाज का 
अध्ययन आवद्यक है क्‍या ? 


यह चर्चा आने वाले अंकों में 
जारी रहेगी । 
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्् ्ध 
खेतड़ी कापर प्रोजक्ट 
उत्तरी राजस्थान में खेतड़ी में 
केन्द्र सरकार की एक बड़ी ताम्वा 
परियोजना है। उस क्षेत्र से एक 
आन्दोलन की रिपोर्ट हमें प्राप्त 


हुई है । 


१५ साल से लगातार काम कर 
रहे मजदूर भी खेतड़ी कापर 
प्रोजेक्ट में कजुअल बरकर ही 
हैं। ठेकेदारी प्रथा का यहाँ 
बोलबाला है । 


ताम्बा प्रोजेक्ट का गनन्‍्दा पानी 
आस-पास के खेतों में छोड़ दिया 
जाता है। इससे कुओं का पानी 
खराब हो गया है। पीने के पानी 
के खराब हो जाने से इलाके में 
स्वास्थ्य की समस्‍यायें बढ़ गई हैं। 
प्रोजेक्ट से निकलती गंसों से साँस 
की वीमारियाँ मी बढ़ गई हैं। 
जबकि नुक्सानदायक पदार्थों पर 
नियन्त्रण के लिये यहाँ लगाये गये 
यल्त्र काफो समय से बन्द पड़े हैं। 


जिन लोगों की जमीछें खदान 
परियोजना के लिये सरकार ने ली 
थी उन्हें क्षतिपुति के तौर पर प्रति 
परिवार एक ब्यक्ति को नौकरी देने 
का आश्वासन भी दिया गया था। 
दस्सियों बरस बीत जाने के बाद भी 
ऐसे परिवारों में से अस्सी प्रतिशत 
नौकरी का इन्तजार ही कर रहे हैं । 


ताम्बा परियोजना में बड़ी 
मात्रा में पानी इस्तेमाल होता है। 
गहरे-विशाल टूयूबवेलों के जरिये 
पानी प्राप्त, किया जाता है। 
नतीजतन जल स्‍तर बहुत नीचे 
चला गया है। खेती वाले कूयें सुख- 
से गये हैं। प्रोजेक्ट के. लिये नहर 
बना कर पानी लाने का प्रस्ताव था 
जिसे भुला दिया गया है । 


इस सब के खिलाफ मजदूरों 
और किसानों का एक आन्दोलन 
इस समय खेतड़ी में चल रहा है। 
१८ सितम्बर को एक आमसमभा के 
बाद आन्दोलनरत लोग जलूस की 
शक्ल में मनेजमेंट से अपनी 
डिमान्डों पर बातचीत के लिये 
प्रोजेक्ट हैड आफिस पहुँचे । मंनेजमेंट 
टाल-मटोल करती रही। लोगों के 
डटे रहने पर रात ७३-५८ बजे पुलिस 
ने लाठियों और आँसू गेंस के गोलों 
से हमला किया। तीन घन्टों तक 
पुलस ने घूम-्घू्म करे मजदूरों- 
किसानों पर लाठियाँ. वरसाई | 


दुनियाँ के मजदूरो, एक हो ! 


दुनियां फो बदलने फे लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा । 


कृषि टेक्‍नोक्रेटस 


यहाँ बड़े पैमाते पर जमीन के 
टुकड़ों. बटे होने की वजह से 
खेती तो उद्योग को शक्ल कम ही 
ले पाई है पर मंडी के लिये 
प्रोडक्शन के स्वव्यापी होने की 
वजह से खेती से जुड़े कई क्षेत्रों ने 
यहाँ भी उद्योग का रूप ले लिया 
है। नतीजतन केन्द्र व राज्य 
सरकारों के कृषि विभागों में गुणात्मक 
परिवर्तत हुये हैं/हो रहे हैं। इन 
हालात में हरियाणा क्रषि टेक्‍्नोक्रेट 
फंडरेशन जेसे संगठनों का उदय 
एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाल 
ही में, १६ से २३ अक्टूबर के दौरान 
हरियाणा कृषि टेक्नोक्रंट फंडरेशन 
के आन्दोलन के चौथे चरण में 
जिला मुख्यालयों पर धरने दिये 
गये। फरीदाबाद में भी यह 
कार्यक्रम हुआ । 


हरियाणा के आन्दोलनरत क्रंषि 
टेक्नोक्रैट्स की मुख्यतः दो ही माँगे 
हैं:- 
१. वेतनमान पंजाब के समान 
हो, 
२, कृषि विभाग 
घोषित हो । 


तकनिकी 


पहली माँग का उठाया जाना 
ही यहां के संविधान के “समान 
काम के लिये समान वेतन'' के 
ढोंगी होने का एक और सबूत है। 





सौ लोग घायल हुये । 


इस आन्दोलन में एक 
उल्लेखनीय बात यह भी सामने 
आई है कि खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट 
मेनेजमेंट, जिला प्रशासन और 
पुलिस, तथा एटक-सीटू समेत 
विभिन्‍न रंगों की ट्रेड यूनियनों ने 
इस मजदूर-किसान आन्दोलन के 
खिलाफ आपस में हाथ मिला लिये 
हैं। लेकिन मेनेजमेंट-यू नयन-पुलिस 
की आतंकवादी कारवाइयाँ उनके 
मनमाफिक रिजल्ट नहीं दे रही। 
बल्कि, क्षेत्र में उनके खिलाफ गुस्सा 
फंला हैं । 


कापर प्रोजेक्ट के परमानेन्ट 
मजदूरों को आन्दोलन में शामिल 
करने के प्रयासों को प्राथमिकता 


देना इस आन्दोलन में मजदूर पक्ष - 


की शक्ति बढाने के लिये तात्कालिक 
आवश्यकता लगता है। 
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दूसरी मांग एक पहलू से हकीकत 
का सही नामकरण करने की माँग 
है ।पर कहीं यह शब्दावली उजरती 
गुलमी/वेन स्‍लेवरी पर बाबुई 
परदा न बन जाये इसके लिये यह 
ध्यान में रखना उपयोगी होगा कि 
क्राफ्ट का इन्हस्ट्री बनते जाना 
इंजिनियरों, डाक्टरों, व॑ज्ञानिकों 
आदि को अधिकाधिक वेज वरकरस 
बना रहा है। इन क्षेत्रों में कार्यरत 
लोगों द्वारा उजरती गुलामी, वेज 
स्‍लेवरी को पहचानना, अपने मजदूर 
बस जाने की हकीकत से आँख 
मिलाना उनकी अपनीप्राथमिक 
जरूरत बन गई है । 


पत्र 


१. [पिछले अंक में हमने ग्वालियर 
में कपड़ा मजदूरों के गुस्से और 
कर्प्य का जिक्र भर किया था। 
विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास 
में हमें यह पत्र प्राप्त हुआ है ;] 


जे सी मिल (ग्वालियर) के 
घटनाक्रम को दिमाग में पिक्चर 
करना मैं भी चाहती थी। परन्तु 
मुश्किल रही । स्थातीय अखबारों 
से आपका काम नहीं चल सकता। 
चीटीमर काम की हाथीमर न्यूज 
छपवा देते हैं। मजद्र बस्ती में 
रहना ही सही तरीका है। दूसरा 
तरीका है तीन नेताओं से लम्बे 
इक्टरव्यू लेकर फिर सार और 
सिलसिला निकालना । इन दोनों 
तरीकों के लिये प्राथमिकता नहीं 
बन पार्ती ।... 


हां, हालत विस्फोटक है और 
मिल मजदूरों को जो जनसमथ्थंन 
मिल रहा है वह ७९ की हड़ताल 
या और किसी भी समय देखा सुना 
नहीं गया था। दूसरी बात 
पारम्परिक ट्रेड यूनियन नेतृत्व देने 
में एकदम अक्षम है। परन्तु नया 


क्या उमर रहा है मुझे ठीक 
जानकारी नहीं ।... 
२- [दिल्ली के एक बुजुर्ग 


मजदूर के पत्र से कुछ तथ्यों को 
देने के लिये हम उनके पत्र को 
संक्षिप्त करके छाप रहे हैं ।| 


हजारों मजदूरों की अनेक 
कुरबानियों से प्राप्त अधिकार एक- 
एक करके छिन गये | अनगिनत्त 


शेष पेज दो पर 
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संपर्क -सजदूर लाइब्र री , आटोपिन:, ऋुगीबाटाचौककफैपास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 24004 


पायलटों की नीची 
उड़ान 


अक्टूबर में इंडियन एयरलाइन्स 
पायलटों के खिलाफ इस व्यवस्था 
के समर्थक कलमधिस्सुओं ने बहुत 
हायथ-तौबा मचाई । वजह ? इस 
व्यवस्था के संविधान सम्मत कानूनों 
की पूर्ति करते हुये इंडियन एयर- 
लाइन्स पायलटों ने अपनी डिमार्ड 
हासिल करने के लिये ३० अक्टूबर 
से हड़ताल आरम्भ करने का नोटिस 
दिया था । 


जहां कहीं. जब कभी मजदूर 
इस व्यवस्था के तहत बनाये तियमों 
के असुसार निर्धारित काम करना 
शुरू करते हैं मंनेजमेन्टे चीख 
पड़ती हैं। पायलषटों द्वारा नियमानु- 
सार बाम करना आरम्म करने 
पर रेडियो-टीवी-अखबारों ने भी 
एयरलाइन्स मैनेजमेंट के सुर में सुर 
मिलाया | ऐसा क्‍यों होता है? 
इसका कारण यह है कि आमतौर 
पर मजदूर नियमों द्वारा निर्धारित 
काम से भी अधिक काम,करते हैं ! 


“पायलटों को कुचल दो, 
कुचल दो !” के समेत स्वर में 
शामिल नवभारत टाइम्स का १६ 
अक्टूबर का सम्पादकीय पायलटों 
की माँगों की जानकारी से आम 
वेतन भोगियों को “दशहत” हो 
जाने का जिक्र करते हुये कहता है: 
“पायलटों को अभी महीने में करीब 
छुब्बीस हजार रुपये मिल रहें हैं 
और उनकी माँग है कि इसे बावन 
हजार तक बढाया जाये । .. 
पायलटों को ऐसी भारी माँग रखने 
को हिम्मत अथवा प्रेरणा कहां से 
मिली ? खबर है कि ईस्ट-वबेस्ट 
एयरलॉइन्स नामक एक निजी 
संस्था अपने पायलटों को प्रतिमाह 
बावन हजार रुपये दे रही है।” 


आम वंतनभोगियों को इससे 
“दशहुत होने का एक कारण 
नवभारत टाइम्स ज॑ंसों का वह 


प्रचार भी है जो मजदूरों को अधिक 
प्रोडक्शन करने और रूखी-सुखी 
खा कर गन्दी बस्ती में सन्‍तोष करने 
की सलाह नित्य देता है । खेर । 


मेनेजमेन्टों की ही तरह उनके 
समर्थंक्रभी मजदूरों के हिस्से को 
अप्तल से बहुत वढ़ा-चढ़ा कर बताते 
हैं। पर यह यहाँ साइड को बात हैं । 
अगर बावन हजार रुपये प्रतिमाह _ 





की डिमान्ड की बात सही है तो भी 





अधिक नहीं बल्कि कम की माँग 
की है। आज आमतौर पर 
फैक्ट्रियों में यहाँ . प्रति मजदूर 
औसतन एक लाख रुपये प्रतिमाह 
का प्रोडक्शन वरकर करते हैं। 
और बदले में मजदूर पाते हैं हजार 


दो हजार रुपये महीना। ऐसे में 


शे 
एस्कोर्टस 
फरीदावाद में संकड़ों छोटी 
फंक्ट्रियों में एस्कोर्ट्स को काम 
होता है। इनमें काम करते हजारों 
मजदूरों को आमतौर पर सरकार 


द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी: 


नहीं दिया जाता स्वयं एस्क्रो्टस 
के प्लान्टों में भी ठेकेदारों के 
मजदूरों और कंजअल बरकरों की 
उल्लेखनीय तादाद है जो कि बहुत 
कम लागत पर अत्यधिक उत्पादन 
करती है । और फिर एस्कोट्स के 
चौदह हजार परमानेन्ट मजदूर हैं 
जिन पर मेंनेजमेंट-यूनिण्न एशग्रीभन्टों 
द्वारा वक लोड बढाने का एक अटूट- 
सा सिलसिला चल रहा है। यह 
मुख्यतः: इन सब का मिलाजुला 
असर हैकिइन दस साल में 
एस्कोट्स के कारोबार में चार गुणा 


सजदूरों की पचास हजार रुपये 
प्रतिमाह ज॑ंसी मांग भी इस व्यवस्था 
के दायरे में हौ कंद रहती है। यह 
एक सुधारवादी माँग ही है जबकि 
उजरती गुलामी/विज स्लेवरी/ 
ध्याड़ी की बेड़ियों को तोड़ना अपनी 
मुक्‍्ती के लिये मजदूरों की जरूरत 
है । इडियन एयरलाइन्स के पायलटों 
ने इस बार भी नीची उड़ान ही 
मरी है। फिर मो, पायलटों द्वारा 
वेंदा अक्टूबर की हलचल यहाँ अन्य 
मजदूरों को आँख मल कर देखने को 
प्रेरित करने वाली है । 


पायलट पढ़े -लिशे जानकार 
मजदूर हैं। उन्होंने हड़ताल का 
समय-सू क-बूक के साथ चुना था: 
जाड़े में हवाई जहाडों से अधिक 
यात्री सफर. करते हैं। ऐसे समय 
पर पायलट संक्षिप्त हड़ताल करके 
भी मंनेजमेंट को करोड़ों रुपये का 
नुक्सान पहुँचा सकते हैं । ऐसे में 
इस बार फिर एयरलाइन्स मंनेजमेंट 
ने कुछ झुकने का फंसला किया और 
आंशिक समभक्रोता हो गया। इस 
पर पायलटों ने हड़ताल का नोटिस 


१६ नवम्बर तक मुलतवों कर 
दिया है । 
अमरीका के राष्ट्रपति की 


१६८५० की राह पर चलने की 
सलाह एयरलाइन्स मेनेनमेंट को 
खुलेआम दी गई है। अमरीका में 
१६८० में एयर कन्‍्ट्रौलरों की 
हड़ताल को कुचलने के लिये 
राष्ट्रपति ने इमरज॑न्सी शक्तियों से 
सब एयर कन्ट्रोलरों को डिसमिस 
कर दिया था ओर एयर फोर्स का 
इस्तेमाल किया था । 


इंडियन एयरलाइन्स के 
पायलटों द्वारा इस सब पर विचार 
करना और तदनुरूप कदम उठाने 
जरूरी हैं। हमारे विचार से मजबूत 
कदम वहीं होंगे जो बुह॒दत्तर 
मजदूर एकता और उजरतौ गुलामी 
के खात्मे की ओर ले जायेंगे । 


स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेरसिह के लिए उत्तरांचल प्रिन्ट्सं, फरीदाबाद स्रे मुद्रितः 


वृद्धि हुई है, यह सालाना बारह सौ 
करोड़ रूपयों से अधिक हो गया है । 


वर्क लोड बढाते वक्‍त आमतौर 
पर एस्कोट्‌ स के परमानेन्ट मजदूरों 
के वेतन में रूपयों की गिनती बढाई 
गई है। लेकिन रूपये की क्रय-शक्ति 
लगातार गिरती रही है। इसे 
हिसाब में रखने पर एस्कोट्स के 
परमानेन्ट मजदूरों का वेतन भी 
भारत-भर में अन्य मजदूरों की ही 
तरह लगातार कम हुआ है। पार्ट 
टाइम, ओवरटाइम, पत्नी-बच्चों के 
दुकान पर बैठने की जड़ यहाँहै। 
और जहां, तक सहुलियतों का सवाल 
है, ६०-७० साल पुराने कानूनों को 
देख कर मजदूर चौंक जायेंगे। 
खर। .- 


एस्कोट्स मेनेजमेन्ट 
स्थापित बिचौलिया ऐस्कोट्स के 
के धुन्ध में 


द्वारा 


परमानेन्‍्ट मजदूरों 
लिपटे वेतन और सहुलियतों का 
एकतरफा प्रचार करके टाइम-ब- 
टाइम फरीदाबाद में काफी मजदूरों 
को गुमराह करने में सफल हुआ है । 
एस्कौटस के हाल के धटनाक्रम पर 
एक निगाह डालना इस सम्बन्ध में 


उपयोगी होगा । 


फेक्ट्री/कम्पनी को आधार पर 
रिवाज है। 
एस्कोट स में विभिन्‍न लिमिटेड 
कम्पनियों के होने के बावजूद बोनस 
आल-एस्कोट्स का 
रहा है। लेकिन ईंस 


बोनस का आम 


आदि पर 
दायरा-सा 
साल एस्कोर्ट्स में कमाल हुआ है। 
आल-एस्को्ट्स तो गया भाड़ में, 
प्लान्ट के आधार पर हिसाब भौ 
चूल्हे के हवाले कर दिया गया है । 
एस्कोर्ट्स फस्ट प्लान्ट में डिपार्टमेन्टों 
के हिंसाब से बोनस दिया ग़या है। 
फस्ट प्लान्ट की कुछ डिवार्टंमेन्टों 
के मजदूरों के लिये २० प्रतिशत 
बोनस की घोर्षणा की गई और कुछ 
डिपाटमेन्टों के मजदूरों के लिये 
८.३३ प्रतिशत की । इतना हो नही, 
२० परसैन्ट वालों को दिवाली से 
पहले बोनस दे दिया गया और 
८.३३ परसंन्‍्ट वालों को दिवाली से 
पहले ५०० रुपये एडवान्स के रूप 
में दिये गये । एस्कोट्स की मोटर 
डिबीजन (राजदूत, ॥| 


प्लान्ट) के मजदूरों को भी ८.३३ 


साइकिल 


परसेन्ट बोनस की घोषणा की गई 
है और इन मजदूरों को भी दिवाली 
से पहले ५०० रुपये एडवान्स के रूप 
में दिये गये । एस्कोट्स मेनेजमेन्ट 
की इस चाल पर 
बिचोलिये लोपापोती कर रहे हैं- 
एक्सग्रेशिया का राग अलाप रहे हैं । 


खतरनाक 


फेक्ट्री की बजाय फंक्ट्री की 
डिपार्टमेन्टों के आधार पर बोनस 
की एस्कोट्स मंनेजमेन्ट द्वारा 
दिखाई राह को अपनाने में अन्य 
मंतेजमेन्टे देर नहीं करेंगी। और 
अन्य फंक्ट्रियों में बिचौलियों से 
मजदूरों को यह उम्मीद नहीं करनी 
चाहिये कि वे एस्कोट्स में 
विचौलियों के रूख से भिन्‍न रूख 
अपनायेंगे । इस सम्वन्ध में विचार- 
तेयारी का समय अब हैं । 


नई-नई मशीनें, मार्केट की 
दिक्‍कतें, फाइनेन्स टाइट भादि 
एस्कोट्‌ स के परमानेन्ट मजदूरों पर 
मैनेजमेंट के नये और बड़ हमलों 
की स्थितियों का निर्माण कर रहे 
हैं। ऐसे में बिचौलियों को गाली 
देने से कोई बात नहीं बतेगी। 
छाती-पीटना भी किसी काम नहीं 
आयेगा । सचेत संगठित कदमों के 
जरिये ही एस्क्रोटूस के परमानेन्ट 
मजदूर आने वाले दिनों में मंनेजमेंट 
के बड़ हमलों का मुकाबला कर 
सकेंगे । इसकी तंयारी का समय 
अब हैं । 


पत्र पेज १ का शेष 


अत्याचार सहे पुलिस की लाठियाँ 
खाई, जेल के कष्ट सहे, नौकरियां 
गंवाई, सब कुछ बेकार हो गया ।... 
ऐसा क्‍यों हुआ, कंसे हुआ, क्‍या 
गलती हुई ... 


ए आई टी यूसी; आई एन टी 
यू सी: सी आई टी यू: बी यम एस 
या ऐसी ही एक दो पोलिटिकल 
यूनियनज के अतिरिक्त आज चघारों 
ओर छोटी-छोटी अलग-अलग 
व्यवसाय की यूनियनज का जाल 


सा बिछ गया है |... 


.. कई यूनियनज ... बन्दर 
बाँट,..किसी के नेता को मकान... 
किसी के भाई-मतीजे को नौकरी .. 
अस्थाई भर्ती . २६ दिन के बाद 
मजदूर को निकाल दिया जाता है 
और एक सप्ताह हाथ-पैर जुड़वा 
कर फिर रख लिया जाता है 
पहलवान टाइप ब्यक्ति भर्ती . डन्ड 
पेलना और मजदूरों का पिर 
फोड़ना । भेड़ की खाल में भेड़िये 
नेताओं की चॉँदी... 


बड़े संगठनों ने पता नहीं क्‍यों 
अपना रूख बदल लिया। २५-३० 
वर्ष पूर्व जलसे होते थे, साप्ताहिक 


सभायें ...कानेर मीटिय होती थी |... 


सरकार...मजदूरों के हाथ-पर 
तोड़ने के लिये पुलिस, अधिकार 
छीनने के लिये न्यायालय और 
मजदूर विरोधी कानून बनाने के 
लिये संसद... 





सुरभी इन्डस्ट्रोज 


प्लाट ३१८ सेक्टर २४ स्थित 
सुरभी इन्डस्ट्रीज एक छोटी फंक्ट्री 
है। इप्त फंक्ट्री में काम करने वाले 
मजदूरों में ५० परमानेन्ट थे । 
परमानेन्ट मजदूरों ने अपने हित में 
संगठित आवाज उठानी शुरू की । 
इस पर मंनेजमेंट ने काम की कमी 
दिखा कर परमानेन्ट बरकरों में से 
मुखर मजदूरों की छुंटनी कर दी। 
साथ ही साथ मैंनेजनेन्ट ने नये 
वरकर भरती किये। इस प्रकार 
सुरमी इन्डस्ट्रीज में १०० मजदूर 
इस समय काम कर रहे हैं। 


काम की कमी वाली मैनेजमेंट 
की दलील को आप सफेद-काली- 
पीली-लाल, जो चाहें वह भूठ कह 
सकते हैं। सुरमी इन्डस्ट्रीज के 


. सड़क पर धकेल दिये गये परमानेन्‍्ट. 


मजदूरों ने हरियाणा सरकार को 
बार-बार हकीकत बताई । लेकिन 
उनसे बहरा कोई नहीं होता जो 
सुनना नहीं चाहते और उनसे अम्धा 
कोई नहीं होता जो देखना नहीं 
चाहते । मजदूरों के पक्ष की जब 
कोई बात होती है तब सरकार 
अन्धी और बहरी, दोनों बन जाती 
है। सुरभी इन्डस्ट्रीज की छंटनी 
को हरियाणा सरकार ने नियमानुसार 
करार दिया है। इतना ही नहीं, 
मजदूरों की केस को लेबर कोर्ट 
को रेफर करने की माँग को भी 
चन्‍्डीगढ़ में बंठ लेबर डिपाटंमेंट 
के साहबों ने यह कर रिजेक्ट कर 
दिया है कि केस रेफर करने लायक 


नहीं है । 


कुछ साथियों की छुंटनी कर 
दिये जाने के बाद भी सुरभी के 
मजदूर चुप नहीं हुये। इस पर 
मेनेजमेंट ने घरेलु जाँच वाले नाटक 
करके कुछ और मजदूरों को नौकरी 
से निकाल दिया। डिसमिस कर 
दिये गये इन मजदूरों ने आवेदन 
दिये कि उनके केस लेबर कोर्ट को 
फंसले के लिये रेफर किये जायें। 
हरियाणा सरकार ने इन मजदूरों 
के आवेदन को मी यह कह कर 
रिजेक्ट कर दिया कि केस लेबर 
कोर्ट को रेफर करने लायक नहीं 
हैं। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के 
फंसले हाथी के दिखाते वाले दाँत 
हैं, मजदूरों को आँखों में धूल भोंकर्े 
वाली एक और जालसाजी हैं । 


केसों को रेफर करने के 
मजदूरों क॑ आवेदनों को थोक में 
रिजेक्ट किया जाना हरियाणा 
सरकार की पालिसौ के तहत हो 


रहा है । 


हालात से निपटने के लिये 
मजदूर पक्ष की ताकत बढाना ही 
एकमात्र राह है| 


